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सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 ई० (भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) [ संख्या -35 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


463-470 


1500 


555-560 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


975 


197-212 


975 


1425 
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उत्तराखण्ड गजट , 01 सितम्बर, 2018 ई 0 (भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग -2 


अधिसूचना 


13 अगस्त , 2018 ई ० 


संख्या 77 / XVII - 2 / 2018-104( म0 क 0 ) / 2001 टी 0 सी0-3 -किशोर न्याय (बालकों की देख -रेख और संरक्षण ) 
अधिनियम , 2015 के आदर्श नियम -2016 के नियम -87 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् राज्य स्तरीय चयन 
समिति के गठन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


(i) मा ० न्यायमूर्ति ( से 0 नि 0) श्री जे ० सी ० एस ० रावत 
(ii) अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण आयोग अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि 
(iii ) सुश्री अदिति पी 0 कौर, माउण्टेन चिल्ड्रन्स , फाउन्डेशन, देहरादून 
( iv ) श्रीमती प्रेमलता रावत , विंग नं0-3, बैरक नं0-24, प्रेमनगर , देहरादून 

सदस्य 
( v) श्रीमती मृदुला सेंगर, 17/43, ओल्ड डालनवाला, देहरादून 
(vi) श्रीमती रेणुका जोशी, 44/2, सेवक आश्रम रोड, देहरादून 
( vii ) निदेशक, महिला / समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी - नैनीताल 

सदस्य सचिव 
उपर्युक्तानुसार गठित चयन समिति का कार्यकाल 03 वर्ष होगा तथा उक्त गठित चयन समिति द्वारा उपर्युक्त 
अधिनियम एवं आदर्श नियमों में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । 

आज्ञा से , 
राधा रतूड़ी, 

अपर मुख्य सचिव । 
गृह अनुभाग -05 


अधिसूचना 


25 मई, 2018 ई० 


संख्या 571 / XX (5) / 18-13(अर्द्धसै0 / बल ) 2016 - श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की 
धारा 11 की उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गृह अनुभाग -5 द्वारा जारी की गई अधिसूचना 
संख्या 1131 / XX (5) / 16-13 (अर्द्धसै0 / बल ) / 2016, दिनांक 21.03.2017 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की 
उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ 
के ग्राम - गब्यांग में सशस्त्र सीमा बल की 11 वीं वाहिनी डीडीहाट की सीमा चौकी गांग की स्थापना हेतु 0.9860 हे0 
निजी भूमि की आवश्यकता है । अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते है कि उक्त भूमि का अर्जन करने की 
कार्यवाही करें । 

चूँकि श्री राज्यपाल महोदय का यह समाधान हो गया है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम 
की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के 
अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1 ) 
में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर अग्रसारित अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा ले सकते हैं: 


भाग 1 ]] 


465 


उत्तराखण्ड गजट , 01 सितम्बर, 2018 ई० ( भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) 

अनुसूची 
परगना 

प्लॉट संख्या 


जिला 


ग्राम 


क्षेत्रफल (हे 0 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


पिथौरागढ़ 


दारमा 


गांग 


2360 


0.0100 


2361 


0.0100 


2364 


0.0180 


2365 


0.0140 


2366 


0.0400 


2367 


0.0360 


2371 


0.0180 


2372 


0.0130 


2373 


0.0210 


2374 


0.0090 


2375 


0.0060 


2377 


0.0110 


2378 


0.0050 


2379 


0.0230 


2380 


0.0310 


2384 


0.0200 


2385 


0.0130 


2386 


0.0150 


2387 


0.0130 


2388 


0.0090 


2389 


0.0140 


2390 


0.0160 


2391 


0.0080 


2392 


0.0160 


2394 


0.0140 


2395 


0.0210 


2396 


0.0110 


2398 


0.0230 


2399 


0.0230 


2400 


0.0080 


2401 


0.0130 


2402 


0.0040 


2403 


0.0040 


2404 


0.0030 
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[ भाग 1 


2 


3 


4 


5 


पिथौरागढ़ 


दारमा 


गर्त्यांग 


2405 


0.0050 


2406 


0.0350 


2407 


0.0190 


2409 


0.0310 


2410 


0.0060 


2411 


0.0130 


2412 


0.0060 


2413 


0.0140 


2415 


0.0140 


2418 


0.0230 


2419 


0.0160 


2421 


0.0430 


2422 


0.0210 


2423 


0.0300 


2424 


0.0430 


2425 


0.0150 


2426 


0.0160 


2427 


0.0060 


2428 


0.0080 


2429 


0.0090 


2430 


0.0130 


2432 


0.0440 


योग -57 


0.9860 


टिप्पणी - भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है । 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.571/XX (5 )/ 18 
13 (Para Military force )/ 2016 Dehradun , dated May 25 , 2018 for general information . 

NOTIFICATION 


May 25, 2018 
No.571/XX (5 )/18-13(Para Military force)/2016 --In order ofnotification No. 1131/XX (5)/16-13 (Paramilitary 
force )/2016 , dated 21.03.2017 issued under sub -section ( 1) of section 11 and sub - section (4 ) ofsection 40 of the 
Right to Fair Compensation And Transparency In Land Acquisition , Rehabilitation And Resettlement Act, 2013 
(Act No. 30 of 2013 ), the Governor is pleased to declare under sub -section (1 ) of section 19 of the said Act 


HHT 1] 


Bikerque Muc, 01 FER , 2018 0 (HTG4G 10 , 1940 91 790 ) 
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that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purposes for establishment of the New Border 
Post Garbyang of 11th BN SSB on total 0.9860 hec. private land in village Garbyang,Distt. Pithoragarh . Therefore 
directs the Collector of District Pithoragarh to take action for acquiring the said land . 

WHEREAS, the Governor is being satisfied that the case is one ofurgency, therefore the Governor further 
directs under sub-section (4 ) of section 40 that though no award under section 23 has been made,the Collector, 
Pithoragarh may, on the expiration of 15 days from the publication of the notice under sub section ( 1) of 
section 21, take possession on the said land mentioned in the Schedule below for the said public purposes: -- 

SCHEDULE 


District 


Pargana 


Gram 


Plot no . 


Area (Hect.) 


1 


2 


4 


5 


Pithoragarh 


Darma 


Garbyang 


2360 


0.0100 


2361 


0.0100 


2364 


0.0180 


2365 


0.0140 


2366 


0.0400 


2367 


0.0360 


2371 


0.0180 


2372 


0.0130 


2373 


0.0210 


2374 


0.0090 


2375 


0.0060 


2377 


0.0110 


2378 


0.0050 


2379 


0.0230 


2380 


0.0310 


2384 


0.0200 


2385 


0.0130 


2386 


0.0150 


2387 


0.0130 


2388 


0.0090 


2389 


0.0140 


2390 


0.0160 


2391 


0.0080 


2392 


0.0160 


2394 


0.0140 


2395 


0.0210 


2396 


0.0110 


2398 


0.0230 


2399 


0.0230 


2400 


0.0080 


2401 


0.0130 


2402 


0.0040 


2403 


0.0040 


2404 


0.0030 
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उत्तराखण्ड गजट, 01 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


5 


Pithoragarh 


Darma 


Garbyang 


2405 


0.0050 


2406 


0.0350 


2407 


0.0190 


2409 


0.0310 


2410 


0.0060 


2411 


0.0130 


2412 


0.0060 


2413 


0.0140 


2415 


0.0140 


2418 


0.0230 


2419 


0.0160 


2421 


0.0430 


2422 


0.0210 


2423 


0.0300 


2424 


0.0430 


2425 


0.0150 


2426 


0.0160 


2427 


0.0060 


2428 


0.0080 


2429 


0.0090 


2430 


0.0130 


2432 


0.0440 


Total - 57 


0.9860 


NOTE :-- Area of the land and other details may be inspected by the intersted person in the office of collecter, 
Pithoragarh. 

By Order, 
ANAND VAR N , 


Principal Secretary . 
अधिसूचना 

15 जून , 2018 ई ० 
संख्या 637 / XX (5) / 18-05 (अर्द्ध० सै ०) 2016 - श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( अधिनियम संख्या 30 , सन् 2013) की धारा 11 की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि उनका 
समाधान हो गया है कि लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के ग्राम - सेला, परगना - दारमा , तहसील - धारचूला की 
अग्रसारित अनुसूची -1 में उल्लिखित 0.559 हे0 भूमि एवं ग्राम - बोगलिंग , परगना - दारमा, तहसील - धारचूला की 
अनुसूची-2 में उल्लिखित 0.380 हे 0 भूमि की न्यू सोबला तेंदांग मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यकता है । 
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भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 01 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 10 , 1940 शक सम्वत् ) 
चूँकि धारा 40 के अधीन अत्यावश्यकता सम्बन्धी उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए, उक्त अधिनियम , 2013 की 
धारा 9 के अनुसार समुचित सरकार को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति 
दी गई है । 

अतएव , अब , श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है , इसलिए उक्त अधिनियम की 
धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं , कि यद्यपि धारा 40 के अधीन कोई अधिनिर्णय / आदेश नहीं दिया 
गया है तथापि श्री राज्यपाल महोदय उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा 40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ 
निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति अधिसूचित 
करते हैं : 


अनुसूची -1 


जिला 


परगना 


ग्राम 


प्लॉट संख्या 


क्षेत्रफल ( हे 0 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


पिथौरागढ़ 


दारमा 


सेला 


458 


0.090 


387 


0.301 


402 


0.035 


403 


0.018 


404 


0.018 


405 


0.018 


407 


0.009 


408 


0.060 


409 


0.010 


योग 


0.559 


अनुसूची -2 


जिला 


परगना 


ग्राम 


प्लॉट संख्या 


क्षेत्रफल ( हे 0 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


पिथौरागढ़ 


दारमा 


बोंगलिंग 


411 


0.004 


413 


0.019 


414 


0.004 


415 


0.006 


451 


0.002 


452 


0.004 


454 


0.008 


455 


0.004 


461 


0.004 


462 


0.020 


463 


0.014 


464 


0.025 
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[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


5 


पिथौरागढ़ 


दारमा 


बोंगलिंग 


467 


0.014 


470 


0.006 


568 


0.002 


569 


0.006 


571 


0.013 


572 


0.014 


592 


0.006 


593 


0.002 


601 


0.006 


602 


0.002 


607 
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698 
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टिप्पणी - भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है । 


आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई०) 35 हिन्दी गजट / 504 - भाग 1-2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 01 सितम्बर, 2018 ई० (भाद्रपद 10 , 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 


NOTIFICATION 


August 17 , 2018 


No. 258 /UHC/ Admin.A /2018 -- Sri Pradeep Pant, Registrar General, High Court of Uttarakhand ,Nainital 
shall also be the Registrar (Vigilance ),High court of Uttarakhand ,Nainital, in addition to his duties,with immediate 
effect. 


By Order of the Hon ble the Chief Justice , 

Sd/ 
ANUJ KUMAR SANGAL , 

Registrar (Infrastructure ). 


NOTIFICATION 


August 17, 2018 


No. 259 /UHC /XIV -a /36 /Admin.A /2015 -- Sri Alok Ram Tripathi, Judicial.Magistrate , Rishikesh , 
District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 16.07.2018 to 04.08.2018 with permission 
to prefix 15.07.2018 as Sunday holiday and suffix 05.08.2018 as Sundayholiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 
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CHARGE CERTIFICATE 


August 16 , 2018 


(Handing over on transfer) 
No. 3542/UHC /Admin.A /2018 -- CERTIFIED thatthe charge of office of the Registrar General,High Court of 
Uttarakhand , Nainitalhas been handed over by the undersigned in the forenoon of August 16 , 2018 in compliance 
of Notification No. 257 /UHC /Admin.A /2018 , dated August 14, 2018 ofHigh Court ofUttarakhand ,Nainital. 


NARENDRA DUTT , 

Relieved Officer. 


Countersigned 
ANUJ KUMAR SANGAL , 

Registrar (Infrastructure ), 
High Court of Uttarakhand ,Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 


August 16 , 2018 


(Taking over on transfer) 
No. 3543 /UHC/ Admin.A /2018--CERTIFIED thatthe charge of office ofthe RegistrarGeneral, High Court of 
Uttarakhand ,Nainitalhas been taken over by the undersigned in the forenoon of August 16 , 2018 in compliance 
ofNotification No. 255 /UHC /Admin.A /2018 , dated August 14 , 2018 ofHigh Court ofUttarakhand , Nainital. 


PRADEEP PANT, 
Relieving Officer 


Countersigned 
ANUJ KUMAR SANGAL , 

Registrar ( Infrastructure ), 
High Court of Uttarakhand, Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 


August 16 , 2018 


(Handing over on transfer) 
No. 3544/UHC /Admin.A /2018 --CERTIFIED thatthe charge of office of the District & Sessions Judge , Chamoli 
has been handed over by the undersigned in the forenoon of August 16 , 2018 in compliance of Notification 
No. 255 /UHC /Admin.A /2018 , dated August 14, 2018 of High Court ofUttarakhand, Nainital. 


PRADEEP PANT, 

Relieved Officer, 


Countersigned 
ANUJ KUMAR SANGAL, 

Registrar (Infrastructure ), 
High Court of Uttarakhand, Nainital. 
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CHARGE CERTIFICATE 


August 16, 2018 


( Taking over on transfer) 


No. 3559/UHC/ Admin.A /2018--CERTIFIED that the charge ofoffice ofthe O.S.D., High Court of Uttarakhand, 
Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of August 16 , 2018 in compliance ofNotification 
No. 254/UHC /Admin.A /2018 , dated August 14 , 2018 of High Court ofUttarakhand ,Nainital. 


C.P. BIJALWAN , 

Relieving Officer. 


Countersigned 


(Illegible ) 

Registrar (General), 
High Court of Uttarakhand , Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 


August 17 , 2018 


(Handing over on transfer) 
No. 3507 /UHC /Admin.A /2018 --CERTIFIED thatthe charge of office ofthe O.S.D., High CourtofUttarakhand , 
Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of August 17, 2018 in compliance of 
Govt. Notification No. 235/ XXXVI(1)/2018-18/ 2000 T.C.-I, dated 16.08.2018. 


C.P.BIJALWAN, 
Relieved Officer. 


Countersigned 

(Illegible ) 

Registrar ( General ), 
High Court of Uttarakhand , Nainital. 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


28 जून, 2018 
पत्रांक 1311 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKOHAH-1452 / 2018– वाहन संख्या UKOHAH-1452 (LMV), मॉडल 2015 , 
चेसिस संख्या MA3EZDE1S00211397 तथा इंजन नं 0 K10BN7637835 , कार्यालय में श्री गणेश डे पुत्र श्री मीनू डे, 
निवासी निर्मल नगर , शक्ति फार्म , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 14.05.2018 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना 
ग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


--------Aai... 


558 


उत्तराखण्ड गजट , 01 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKOHAH-1452 ( LMV), का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या MA3EZDE1S00211397 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

26 जुलाई, 2018 
पत्रांक 1738 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06 एजी -3418 / 2018 - वाहन संख्या यूके 06 एजी-3418, कार , 
मॉडल 2015 , चेसिस संख्या MEXF1560XFT106966 , इंजन संख्या CJL096805 , इस कार्यालय में श्री अभिषेक कुमार सक्सैना 
पुत्र श्री कमल बाबू सक्सैना मार्फत नरेन्द्र पाल सिंह, निवासी म0 नं 0 73, आवास विकास, बलवन्त कॉलोनी, किच्छा , 
जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 27.06.2018 को पंजीयन निरस्त हेतु कार्यालय में 
आवेदन किया । सम्भागीय निरीक्षक श्री मनोज त्यागी द्वारा वाहन का निरीक्षण कर , अवगत कराया गया कि वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का एकबारीय कर 12.08.2030 तक वैध है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या यूके 06 एजी -3418 का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या MEXF1560XFT106966 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

कार्यालय आदेश 

26 जुलाई, 2018 
पत्रांक 1739 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / यूके 06 एक्स -2253 / 2018 - वाहन संख्या यूके 06 एक्स -2253, कार , 
मॉडल 2012, चेसिस संख्या MALA351FLCM106303* G, इंजन संख्या B3HACMO08738 , इस कार्यालय में 
श्री विक्रान्त सक्सैना पुत्र श्री अतुल कुमार सक्सैना , निवासी म 0 नं 0 53, वीर बसेरा , मलिक कॉलोनी, रूद्रपुर , 
जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 07.07.2018 को पंजीयन निरस्त हेतु कार्यालय में 
आवेदन किया । सम्भागीय निरीक्षक श्री मनोज त्यागी द्वारा वाहन का निरीक्षण कर, अवगत कराया गया कि वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का एकबारीय कर 11.09.2027 तक वैध है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या यूके 06 एक्स -2253 का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या MALA351FLCM106303* G तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


पूजा नयाल, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 
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उत्तराखण्ड गजट , 01 सितम्बर, 2018 ई 0 ( भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत ) 
डा ० रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 

विज्ञप्ति 

27 जुलाई, 2018 
पत्रांक 1238 / चार -7 / 2018 / टी ० सी ० यू ० - डा 0 रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 
द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2010 के द्वारा चयनित पुलिस उपाधीक्षकों हेतु 
दिनांक 19 , 20 व 21 मार्च, 2018 को विभागीय परीक्षाओं का आयोजन किया गया । 


विभागीय परीक्षा ( पुलिस उपाधीक्षक ), 2018 में सम्मिलित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख 
उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: --- 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम 


पदनाम 


उत्तीर्ण किए गए प्रश्न - पत्र 


1 . 


श्री शेखर चन्द्र सुयाल 


ख 


ग 


घ 


च 


2 . 


क 


ख 


म 


घ 


ड 


च 


3 . 


पुलिस उपाधीक्षक 
श्रीमती कमला बिष्ट पुलिस उपाधीक्षक 
श्री अभय कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक 
श्री मनोज कुमार ठाकुर पुलिस उपाधीक्षक 
श्री वीर सिंह 

| पुलिस उपाधीक्षक 


क 


ख 


म 


घ 


ङ 


च 


4 . 


क 


ख 


ग 


घ 


च 


5 . 


क 


ख 


ग 


घ 


ङ 


च 


विषय संकेत 


विषय 


( क ) 


दण्ड प्रक्रिया संहिता 


(ग ) 


( घ ) 


भारतीय दण्ड संहिता / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 
विशेष अधिनियम 
पुलिस रेगुलेशन 
वित्तीय एवं लेखा नियम 
हिन्दी अनुवाद / केस डायरी रीडिंग 


( च ) 


अवनेन्द्र सिंह नयाल, 

निदेशक । 


कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 


06 अगस्त, 2018 


पत्रांक 2945 / आयुक्त राज्य कर / उत्तरा0 / फार्म - अनु ० / 2018-19 / आ o घो ०प ० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
दे ० दून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली , 2005 के नियम -30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , अपर आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड अग्रसारित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16, जिनके खो जाने / चोरी 
हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त 
हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 


. 
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खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट हुए 

फार्म / स्टैम्प को अवैध 
क्र ० सं ० / व्यापारी का नाम व पता हुए फार्मों / स्टैम्प फार्मों / स्टैम्प की सीरीज व घोषित किए जाने का 

की संख्या क्रमांक 

कारण 
1 . सर्वश्री आर0 पी 0 मिल्क प्रारुप - XVI U.K.VAT - M 2012-3641324 

खोने के कारण 
मेड प्रा ० लि 0 , सी0-47 , 

(01 ) 
साकेत कॉलोनी, रुड़की, 
टिन -05004095753 


विज्ञप्ति 


23 अगस्त, 2018 


पत्रांक 4160 / आयुक्त राज्य कर / उत्तरा० / फार्म - अनु0 / 2018-19 / आ o घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
देण्दून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16, जिनके खो जाने / 
चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (७) के अन्तर्गत सूचनाएँ 
प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:-- 


क्र ० सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 


खोये / चोरी / नष्ट 
हुए फार्मों / स्टैम्प 

की संख्या 


खोये / चोरी / नष्ट हुए 
फार्मों / स्टैम्प की सीरीज व 

क्रमांक 


फार्म / स्टैम्प को अवैध 
धोषित किए जाने का 

कारण 


1 . 


सर्वश्री वाथ डेकोर शॉप 
नम्बर -2 व 3, दून प्लाजा, 
56, गाँधी रोड, देहरादून , 
टिन -05008610812 


प्रारुप-XVI 

( 18 ) 


U.K.VAT - M 2012 
3145897,4121486, 
4998262 , 5069894 , 
5069900 , 5069907, 
6141746,6141753, 
6141755,6141758, 
6141774,6141783, 
6141784,6141882 , 
6141883,6141898, 
6141922,6141923 


खोने के कारण 


विपिन चन्द्र , 


अपर आयुक्त राज्य कर , 
मुख्यालय, देहरादून । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 35 हिन्दी गजट / 504 - भाग 1 - क -2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


NIHIMNP 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 सितम्बर , 2018 ई० (भाद्रपद 10 , 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नगर पंचायत, ऊखीमठ , जनपद रूद्रप्रयाग 

सम्पत्ति / भवनकर उपविधि -2015 

11 जुलाई, 2018 ई० 
संख्या 83 / न ० पं 0 / उप नियम / गजट - प्रकाशन / 2018--19 / ऊखीमठ - नगर पंचायत , ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग 
की सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) की धारा -128 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा -128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के 
वार्षिक मूल्य पर भवन / सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा 
सम्पत्ति / भवनकर उपविधि -2015 बनाई गई है । जो नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा -301 के अन्तर्गत 
जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है । 

अतः समाचार - पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ 
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत , ऊखीमठ , रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी । वाद -मियाद प्राप्त आपत्तियों 
एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । 

सम्पत्ति / भवनकर उपविधि -2015 
1. संक्षिप्त नाम , प्रसार और प्रारम्भ: 

( क ) यह उपविधि नगर पंचायत , ऊखीमठ , जनपद रूद्रप्रयाग “ सम्पत्ति / भवनकर उपविधि -2015 कहलायेगी । 
( ख ) यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ की सीमा में प्रवृत्त होगी । 
( ग ) यह उपविधि नगर पंचायत , ऊखीमठ द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त 


ना 


होगी । 
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उत्तराखण्ड गजट, 01 सितम्बर, 2018 ई० ( भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
2. परिभाषाएँ: 

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में : 
( क ) “ नगर पंचायत का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ से है । 
( ख ) “ सीमा का तात्पर्य, नगर पंचायत , ऊखीमठ की सीमा से है । 
( ग) “ अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ से है । 
( घ ) " अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष से है । 

" बोर्ड का तात्पर्य, नगर पंचायत , ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष / सदस्य अथवा प्रशासक से है । 
( च ) अधिनियम का तात्पर्य, उ 0प्र 0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) से है । 
( छ ) वार्षिक मूल्यांकन का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा -140 व धारा -141 के अन्तर्गत 

वार्षिक मूल्य से है । 
सम्पत्ति / भवनकर का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा -128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या 
दोनों के वार्षिक मूल्य पर , कर से है । 

“ समिति का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा -104 के अन्तर्गत गठित समिति से है । 
( ञ ) " भवन एवं भूमि का तात्पर्य, नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है । 
( ट ) " स्वामी का तात्पर्य, भवन एवं भूमि के स्वामी से है । 

" अध्यासी का तात्पर्य, नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराए में रहने वाले व्यक्तियों 

से है । 
3. वार्षिक मूल्यांकन: 

नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति / भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 
की धारा -141(2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पंचायत द्वारा समय - समय पर पारिश्रमिक सहित 
या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को , चाहे वे सदस्य हों या न हो अथवा संस्था / एजेन्सी नियुक्त किया गया 
या किए गए व्यक्ति / संस्था / एजेन्सी, ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं । 
सम्पत्ति / भवन कर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा । 
( क ) कॉलेजों, स्कूलों , होटलों, कारखानों , वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में , भवन 

नव निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो 0नि 0वि 0 के प्रचलित शैड्यूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की 
अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गई धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक 

पर वार्षिक मूल्यांकन का आँकलन किया जायेगा । 
( ख ) खण्ड ( क ) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में , यथास्थिति भवन की दशा 

में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्र 
पर लागू न्यूनतम मासिक किराया, भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किए जाने पर आए 
12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे 
कि नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन 
निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल के आध 
Iार पर नियत किया जायें और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक 

इस प्रकार होंगे, जैसे निहित किये जाएं । 
( ग) खण्ड ( क ) ( ख ) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं 

अनावासीय ( दुकानात), जो किराए पर उठाये गये हों , उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर 
अथवा उस क्षेत्र के लिए कलेक्टर द्वारा तत्समय किराए हेतु प्रचलित सर्किल रेट से, जो भी अधिकतम् हों , 
के अनुसार किराए के भवन के प्रतिवर्ग फुट या मीटर, मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और 
मासिक किराए को 12 गुना वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा । 
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उत्तराखण्ड गजट, 01 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 10. 1940 शक सम्वत् ) 
प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक 
मूल्य , यदि उपर्युक्त निधि से गणना की गई हो , अत्यधिक हों , वहाँ पर नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर, जो 
उसे समयपूर्ण प्रतीत हो , वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है । 
(1) वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी: 

( क ) कक्ष - आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप , 
( ख ) आच्छादित बरामदा - आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप , 
(ग ) बालकोनी, गलियारा , रसोई घर और भण्डार गृह - आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप , 
( घ ) गैराज - आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप , 

( ङ ) स्नानागार, शौचालय , द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा । 
( 2) उ0 प्र 0 शहरी भवन (किराए पर देने , किराए तथा बेदखली का विनियमन ) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के 

लिए किसी भवन का मानक किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराए को भवन के वार्षिक गणना करते समय 

हिसाब में नहीं लिया जायेगा । 
( 3) सम्पत्ति / भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का 

मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा । 
4. भूमि / भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर 

भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत सम्पत्ति / भवन कर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन एवं 
भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे: 
( क ) मन्दिर, गुरूद्वारा , मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाएँ , जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के 

अधीन हो परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराए पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित 

की जाती है तो उन पर कर की छूट के नियम लागू नहीं होंगे । 
( ख ) अनाथालय, स्कूल , छात्रावास , चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि , जो इस 

प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों । 
( ग ) नगर पंचायत , ऊखीमठ की समस्त सम्पत्तियाँ । 
कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन 
भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति / भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम , 1916 की 
धारा -141 के अधीन तैयार की गई सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए 
नगर पंचायत कार्यालय में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार - पत्र में इस आशय की सूचना 
प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका हैं , जिस किसी व्यक्ति 
अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो , वे नगर पंचायत 
कार्यालय में आकर, कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं तथा प्रस्तावित कर निर्धारण 
की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी 
और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले / वार्डवार क्रम संख्या देते हुए, आपत्ति एवं निस्तारण 

पंजिका में अंकित किया जायेगा । 
6. आपत्तियों का निस्तारण 

भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु 
नगरपालिका अधिनियम -1961 की धारा -104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप 
अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगाः 
(1) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए, आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित 

करनी होगी, 
( 2) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में 

जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी, 


5 . 
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( 3 ) शासनादेश सं0 2054 / नौ - 9-97-79ज / 97 , दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण 

पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिए गए निर्देशानुसार की जायेगी । 
7. कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षाः 
( क ) अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग 

के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा, 
( ख ) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जायेगी , 

जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए 

सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी, 
( घ ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति / भवनकर मांग एवं वसूली 

पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए, नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा -166 के अन्तर्गत 

दावों की वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शासन द्वारा समय - समय पर दिए गए निर्देशानुसार करनी होगी । 
8. कोई भी व्यक्ति समय भवनों की ऐसेसमेंन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय 
तक आवेदन - पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो , उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा, अस्वीकृति का 

कारण लिख दिया जायेगा । 
9. जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या 

समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उ 0 प्र0 नगरपालिका एक्ट , 1916 की धारा 143(3) के अधीन अधिकारी दिया 
हो , यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए । इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा 

जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद्द न कर दें । 
10. (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकारी, जिस पर यह कर लागू हो , हस्तान्तरित किया 

जावे तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावें , वह यदि कोई दस्तावेज न 
लिखी गई हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गई हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने 
या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा 

अधिशासी अधिकारी को देगा । 
(2 ) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है , की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी या जो 

जायदाद का स्वामी हो , इसी प्रकार होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा । 
11. (1 ) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक 

तौर से दिये जायेंगे । 
( 2 ) हर ऐसा व्यक्ति , जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गई हो , अधिशासी अधिकारी के माँगने पर दस्तावेज 

( अगर लिखी गई है ) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 ई० के अनुसार ली गई 

हो , पेश करेगा । 
12. उत्तर प्रदेश नगरपालिका एक्ट, 1916 की धारा 151(2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन 

का स्वामी , जिसमें कई किरायेदार रहते हो , भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि 
तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर एक भाग का वार्षिक मूल्य अलग - अलग एक नोट में दर्ज किया जावे 
और जब कोई भाग , जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है, या किराए के नब्बे दिन या इससे अधिक समय 
के लिए किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन कर का वह हिस्सा माफ किया जायें , जो कि एक्ट की 
धारा 151 (1) के अधीन वापस या माफ किया जाता, यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होता । 

शास्ति 
उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा -299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके , नगर पंचायत 
एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड ₹ 1,000.00 ( एक हजार ) तक हो सकता 
है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए , जिनके बारे 
में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो ₹ 100.00 
( एक सौ ) प्रतिदिन तक हो सकता है । 
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उत्तराखण्ड गजट, 01 सितम्बर, 2018 ई0 (भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) 
लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि -2015 

11 जुलाई , 2018 ई ० 
संख्या 83 / न ० पं 0 / उप नियम / गजट - प्रकाशन / 2018-19 / ऊखीमठ - नगर पंचायत , ऊखीमठ की 
मा 0 नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 07-03-15 में प्रस्ताव संख्या -01 के आधार पर नगर पंचायत , ऊखीमठ क्षेत्र 
के अन्तर्गत लाइसैंस शुल्क एवं संग्रह उप नियमावली निम्नानुसार पारित की गई है । उप नियमावली को सर्वसाधारण 
के सूचनार्थ प्रकाशित करवाया जा रहा हैं अगर किसी व्यक्ति विशेष / संस्था को उक्त उप नियमावली के किसी अंश 
अथवा किसी भाग पर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सप्रमाण तथ्यों सहित लिखित आपत्ति मा 0 अध्यक्ष / अधिशासी अहि 
कारी, नगर पंचायत , ऊखीमठ को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं । 

लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि -2015 
यह उपविधि नगर पंचायत , ऊखीमठ , जनपद रूद्रप्रयाग ( उत्तराखण्ड ) के सीमान्तर्गत विभिन्न एवं निजी स्तर से 

संचालित व्यवसायों पर लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि, सन् 2015 कहलायेगी । 
2. परिभाषा - नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग से है । 
(1) अधिनियम का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ अधिनियम 1916 ( उ 0 प्र0 म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं 0 2, 1916 तथा 

संशोधित ), जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है, से है । 
( 2) अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत , ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है । 
( 3) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ से है । 
(4) लाइसेंस से तात्पर्य, उक्त अधिनियम की धारा 294 व 298 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण सम्बन्धी 

उपविधियों के अधीन उल्लिखित एवं विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकृत अनुसूची में वर्णित व्यवस्था व दरों से है 

तथा विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु दी जाने वाली स्वीकृति से है । 
(5) अवधि लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 01 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी । 
(6 ) अनुसूची से तात्पर्य, इस उपविधि में वर्णित व्यवसायों एवं लाइसेंस शुल्क की दरों से है । 
(7) यदि कोई व्यवसाय एक से अधिक वर्गीकृत व्यवसाय श्रेणी में माना जा सकता हो , तो अनुसूची में जिस श्रेणी 

मद पर अधिक दर से लाइसेन्स शुल्क चिन्हित किया गया हो , उसी के अनुसार उस व्यवसाय पर लाइसेंस शुल्क 

लगाया व वसूला जायेगा । 
(8) व्यवसाय से सम्बन्धित श्रेणी / विवरण (मद ) के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा । 
3. लाइसेन्स आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन - पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) देनी होगी तथा 

आवेदन में व्यवसाय / विवरण का उल्लेख भी करना होगा । 
प्राप्त आवेदन - पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा समूचित विचारोपरान्त लाइसेन्स दिए जाने / न दिए जाने का निर्णय 

लिया जायेगा, न दिए जाने की सूचना का कारण भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा । 
5. अनुसूची में वर्णित व्यवसायों से सम्बन्धित व्यवसाय द्वारा लाइसेन्स 01 अप्रैल से 31 मई तक की अवधि के भीतर 

बना लिया जाना अनिवार्य होगा । 
6. लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च (1 वित्तीय वर्ष ) तक वैध होगा । अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क 

( जो लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत से कम न होगा) लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा व अतिरिक्त 

अधिभार के रूप में जमा करना होगा । 
7. लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय यदि बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत 

कार्यालय में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप से उपलब्ध करायेगा । 
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उत्तराखण्ड गजट , 01 सितम्बर, 2018 ई० ( भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) 

[भाग 8 
8. लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, अधिकार में निहित होगा । 
9. जाँचकर्ता की जाँच के समय व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व व्यवसायी 

का होगा । 
10. लाइसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपने एजेन्सी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा जाँच का कार्य सम्पादित करा सकता है 
11. उक्त अनुसूची में वर्णित लाइसेन्स सम्बन्धी नियम - उपनियमों का उल्लंघन होने अथवा पाये जाने की दशा में 

लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में लाइसेन्स अधिकारी 
के आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष में निहित 

होगा । 
12. नगर पंचायत, ऊखीमठ में इन उपविधियों / नियम - उपनियमों के तहत वर्तमान में प्रचलित विभिन्न लाइसेन्स 

उपविधियाँ उस सीमा तक , जो इस नियमावली के लिए असंगत होगी, वे निरस्त समझी जायेगी । 
13. जिन विषयों के सम्बन्ध में इन उपविधियों में कोई उप नियम नहीं होंगे , उन विषयों में अधिशासी अधिकारी 

स्वविवेक अनुसार समझी जायेगी । 
14. अधिशासी अधिकारी समय - समय पर ऐसे प्रपत्र भी निहित कर सकता है, जो इन उपविधियों के सम्यक् पालन के 
लिए आवश्यक हो । 

अनुसूची 
होटल लॉज, 10 बेड तक 

700 / वर्ष 
होटल लॉज, बड़े 10 बेड से अधिक 

1500 / वर्ष 

500 / वर्ष 
4 . रेस्टोरेन्ट 

600 / वर्ष 
नर्सिंग होम 

3000 / वर्ष 
पैथोलॉजी सेन्टर 

2000 / वर्ष 
एक्स - रे सेन्टर 

1000 / वर्ष 
मेडिकल स्टोर 

1000 / वर्ष 
मोटर गैरेज 

800 / वर्ष 
10 . स्कूटर गैरेज / रिपेयरिंग शॉप 

500 / वर्ष 
चक्की 

600 / वर्ष 
12. ड्राईक्लीनर 

1000 / वर्ष 
13. फर्नीचर के निर्माता 

1000 / वर्ष 
फर्नीचर शोरूम 

2000 / वर्ष 
हार्डवियर / लोहा व्यापारी , सीमेंट, ईंट 

3000 / वर्ष 
16 . बिजली का सामान 

1500 / वर्ष 
17. कपड़ा व्यापारी / कपड़े की दुकान 

2000 / वर्ष 
टैंट एवं कैटरिंग 

1000 / वर्ष 
19. 

1000 / वर्ष 
20 . बेकरी बिजली 

1000 / वर्ष 
21 . ब्यूटी पार्लर 

1000 / वर्ष 
कुकिंग गैस एजेंसी 

5000 / वर्ष 
जनरल मर्चेन्ट 

600 / वर्ष 
24. टेलरिंग हाऊस, 1 मशीन 

200 / वर्ष 
टेलरिंग हाऊस, 3 मशीन 

500 / वर्ष 
टेलरिंग हाऊस, 3 मशीन से अधिक 

1000 / वर्ष 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


11. 


14. 


15 . 


18. 


बेकरी भट्टी 


22. 


23. 


25 . 


26. 
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27 . 


ज्वैलर्स 


28. 


29. 


30 . 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


डेयरी 
केबिल नेटवर्क 
ऑडियों एवं विडियो लाइब्रेरी 
इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा 
मांस विक्रेता 
विदेशी शराब की दुकान 
पान की दुकान 
चाय की दुकान 
स्टेशनरी 
रेडियो / टी 0 वी 0 / मोबाइल रिपेयरिंग 
रेडियो / टी 0 वी 0 / मोबाइल की दुकान 
बर्तन / क्राकरी / प्लास्टिक सामान की दुकान 
मिठाई की दुकान 
सब्जी और फल की दुकान 
चूड़ी / कॉस्मेटिक आदि 
फोटोग्राफर 


36 . 


37 . 


38. 


39 . 


40 . 


4000 / वर्ष 

500 / वर्ष 
4000 / वर्ष 

500 / वर्ष 
4000 / वर्ष 
2500 / वर्ष 
20000 / वर्ष 

500 / वर्ष 
300 / वर्ष 
1200 / वर्ष 

600 / वर्ष 
1500 / वर्ष 
1200 / वर्ष 
1200 / वर्ष 
1000 / वर्ष 
1000 / वर्ष 

800 / वर्ष 
5000 / वर्ष 
3000 / वर्ष 
1500 / वर्ष 
1200 / वर्ष 
1800 / वर्ष 
1200 / वर्ष 
800 / वर्ष 
800 / वर्ष 
1200 / वर्ष 
1200 / वर्ष 


41. 


42 . 


43. 


44. 


45 . 


46 . 


47. 


बारातघर 
प्राइवेट स्कूल 
रडिमेट गारमेंट्स 
कबाड़ी 
कम्प्यूटर कोचिंग 
कम्प्यूटर जॉब वर्क एवं फोटो स्टेट 
खाने का होटल 


48. 


49 . 


50. 


51. 


ढाबा 


52. 


हेयर ड्रेसर 


53. 


54. 


NIL 


55 . 


56 . 


परचून 
खनन , टिपान आदि 
मुर्गी फार्म 
डेंटल क्लीनिक 
वाहनों द्वारा मुर्गी आपूर्ति करने वाले व्यवसायी 
स्थानीय उत्पादों पर आधारित जूस , अचार व अन्य उत्पाद 
अन्य 


57. 


500 / वर्ष 

1500 / वर्ष 
200 / प्रति गाड़ी 

600 / वर्ष 

500 / वर्ष 
₹ 20 प्रतिदिन 


58 . 


59. 


60 . 


फेरी विक्रेता 


यह उप नियमावली नगर पंचायत , ऊखीमठ , जनपद रूद्रप्रयाग के मा 0 नगर पंचायत बोर्ड की सहमति पर बोर्ड 
की बैठक दिनांक 07.03.2015 में प्रस्ताव संख्या -01 के द्वारा पारित की गई । 
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ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि -2015 


11 जुलाई, 2018 ई ० 


- 


संख्या 83 / न 0 पं 0 / उप नियम / गजट - प्रकाशन / 2018-19 / ऊखीमठ - नगर पंचायत , ऊखीमठ , जनपद 
रूद्रप्रयाग द्वारा उत्तराखण्ड ( उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा 298 (2) 
लिस्ट जे 0 ( डी 0 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत , ऊखीमठ के निर्माण कार्यों के सम्पादन 
करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियन्त्रण के लिए ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि बनाई गई है, जो 
नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है । 
उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । 

अतः समाचार -पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ 
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत , ऊखीमठ , जनपद रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी । वाद - मियाद प्राप्त आपत्तियों 
एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । 

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि 
1. परिभाषाएँ 
(1) यह उपविधि नगर पंचायत , ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि -2014 

कहलायेगी । जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी । 
( 2 ) नगर पंचायत / निकाय का तात्पर्य, नगर पंचायत , ऊखीमठ से है । 
( 3) बोर्ड का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष / सदस्य अथवा प्रशासक से है । 
( 4) अधिनियम - अधिनियम का तात्पर्य, उ0 प्र 0 नगरपालिका अधिनियम , 1916 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) संशोधन 

एवं उपान्तरण आदेश-2002 से है । 


-2015 


(5 ) अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष से हैं । 


( 6 ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत , ऊखीमठ से है । 
( 7 ) पंजीकरण - पंजीकरण का तात्पर्य नगर पंचायत , ऊखीमठ द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन 

हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है । 
( 8) ठेकेदार -ठेकेदार का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत, ऊखीमठ में समस्त निर्माण कार्य, 

पुनर्निर्माण , सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य, जो संविदा के अन्तर्गत आते हों , को करने का इच्छुक व्यक्ति 


( 9) श्रेणी - श्रेणी का तात्पर्य, ठेकेदार की प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है । 
2. पंजीकरण की प्रक्रिया 

नगर पंचायत के निर्माण कार्य (सड़क / नाला / नाली / पुस्ता / अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन 
तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होंगी । इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में 
निम्न शर्तों / औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है: 
(1 ) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत सीमान्तर्गत या जनपद रूद्रप्रयाग में कम से कम 05 वर्ष 

से निवास करता हो , अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो , का प्रमाण -पत्र, दो पासपोर्ट फोटो सहित 

देनी होगी । 
( 2 ) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र ( जो छ: महीने की अवधि के अन्दर का हो ) । 


.marisma 
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(3 ) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण - पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है ) 

( अ ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 15.00 लाख 
( ब) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 10.00 लाख 

( स ) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 02.00 लाख 
(4) प्रथम श्रेणी में पंजीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम , सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग , 

नगर पंचायत / नगरपालिका परिषद्, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम 
सड़क / नाली / नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण - पत्र एवं एक 
वित्तीय वर्ष में 2.00 करोड़ के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे । इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी 
अभियन्ता एवं टी 0 एण्ड पी 0 (मिक्सचर मशीन / बाइबरेटर / जे 0 सी 0 बी 0 / रोड रोलर / प्रिमिक्सिंग 
मशीन ) आदि होने आवश्यक होंगे । अनुभव प्रमाण - पत्र अधिशासी अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी / 

अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा । 
(5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण -पत्र 

एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड ) पत्र देने अनिवार्य होंगे ( अनुभव प्रमाण- पत्र 

उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा ।) । 
(6) तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार / भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी 

के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो , का अनुभव प्रमाण - पत्र देना होगा । 
(7) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा आयकर एवं 

व्यापार का पंजीकरण प्रमाण - पत्र, प्रार्थना - पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । 


3 . 


जमानत 


ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत - पत्र ( एन ० एस ० सी ०) अथवा किसान 
विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन1 - पत्र के साथ देनी होगी । 

( अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 50,000.00 
( ब ) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 30,000.00 

( स ) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 20,000.00 
4. पंजीकरण शुल्क 

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पंचायत, ऊखीमठ के 
कोष में जमा करनी होगी: 

( अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 10,000.00 
( ब ) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 5,000.00 

( स ) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 3,000.00 
5. पंजीकरण की अवधि 

प्रत्येक वर्ष के मात्र माह अप्रैल से माह जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किए जायेंगे । पंजीकरण हेतु 
निर्धारित आवेदन -पत्र का प्रारूप ₹ 100.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर, क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु 
आवेदन - पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा 
स्वीकृत किया जायेगा । 
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6. नवीनीकरण की प्रक्रिया 


5,00.00 


ठेकेदारों को प्रत्येक 02 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः 
(1) नवीनीकरण की अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी । इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह 

₹ 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा । 
(2 ) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य ₹ 100.00 होगा, 

नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किए गए निर्माण कार्यों का विवरण देना होगा । 
( 3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पंचायत कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किए गए कार्यों 

के विवरण पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी: 
( अ ) प्रथम श्रेणी के लिए 

₹ 1,000.00 
( ब ) द्वितीय श्रेणी के लिए 
( स ) तृतीय श्रेणी के लिए 

₹ 3,00.00 
( 4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को 

उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है । 
(5 ) नवीनीकरण के आवदेन -पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण -पत्र ( जो छ: माह की अवधि के अन्दर 

का हो ) तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण - पत्र / नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् 

हो तो उसके लिए शपथ - पत्र देना होगा । 
7. निर्माण के सम्पादन की सीमा 

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः 
(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के ) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के 

अधिकारी होंगे । 
( 2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ₹ 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे । 

(3 ) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ₹ 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे । 
8. निविदा प्रपत्र की लागत- 

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान ( आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया 
जायेगा: 


कार्यों की लागत 

(र में ) 
( अ ) 50,000.00 तक 


निविदा प्रपत्र मूल्य 

(₹ में ) 


100.00 


( ब ) 50,000.00 से 1,00,000.00 तक 


200.00 


( स ) 1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक 


400.00 


( द ) 2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक 


500.00 


( य ) 4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक 


800.00 


( र ) ₹ 8,00,000.00 से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र का मूल्य प्रति ₹ 10,000.00 पर ₹ 10.00 के हिसाब से गणना 

कर निर्धारित किया जायेगा । 
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उत्तराखण्ड गजट , 01 सितम्बर , 2018 ई ० (भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत् ) 
प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर 
खरीदेगा , निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी 
निविदाओं में समायोजित होगा । निविदा प्रपत्र पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा । 
9. निविदा स्वीकार करने का अधिकार 

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी / 
अध्यक्ष का होगा किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आँकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है , 
तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा । निविदा डालने के 06 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने 
के लिए बाध्य होगा । यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 06 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार 

उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा । 
10. धरोहर राशि 

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्यूरमेंट) नियम, 2008 में किए गए प्राविधान के अनुसार स्थाई जमानत / धरोहर 
धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं एफ 0 डी 0 आर 0 के रूप में अधिशासी अधिकारी 

के पदनाम बन्धक देनी होगी । 
11. ठेकेदार का भुगतान 

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से 
समय - समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान 
किया जायेगा । जमानत राशि का भुगतान 06 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति 

पर किया जायेगा । 
12. कार्य पूर्ण करने की अवधि 

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गई कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य 
पूर्ण करें । यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय 
समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी की 
संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती हैं । यदि ऐसा नहीं किया 
गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है । ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर 
से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप में कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति, बिल 
की धनराशि से नहीं हो जाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू - राजस्व के बकाया की भाँति 

सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी । 
13. पंजीकरण का निरस्तीकरण 

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य संतोषजनक गुणवत्ता के अनुसार 
स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी 
की जाँच आख्या / संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में 
डाल सकता है । पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार 

द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा । 
14. जमानत जब्त करने का अधिकारी 

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों अनुबन्ध - पत्र का उल्लंघन कर, नगर पंचायत को 
कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं 
अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या / संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा । 
यदि इसके बाद भी पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू - राजस्व के बकाये 
की भाँति वसूल की जायेगी । 
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सार्वजनिक सूचना 


1 . 


2 . 


11 जुलाई, 2018 ई० 
संख्या 83 / न ० पं 0 / उप नियम / गजट - प्रकाशन / 2018-19 / ऊखीमठ - नगर पंचायत , ऊखीमठ के सीमा 
अन्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा-2, खण्ड - ( झ)( घ ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि -2017 
बनाई जाती हैं , जो नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि 
का प्रभाव पड़ने वाला हो , उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है । 

अतः समाचार - पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ 
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत , ऊखीमठ को प्रेषित की जा सकेगी । वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई 
विचार नहीं किया जायेगा । 

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि , 2017 
संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः 

यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि , 2017 कहलायेगी । 

यह उपविधि नगर पंचायत , ऊखीमठ के समस्त क्षेत्रों में प्रभावी होगी । 
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी । 
4. परिभाषाएँ : 
(i) नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित 

जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप में नगरीय / अधिसूचित 

क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं । 
(ii ) " उपविधि से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम , 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है । 
(iii ) “ नगर पंचायत से तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद 243 ( थ ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग ) के अधीन किसी 

नगर के लिए संगठित नगर पंचायत से है । 
(iv) " अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम , 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पालिका 

केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है । 
( v) सफाई निरीक्षक से तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है , ऐसे 

अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी / कर्मचारी से हैं , जो उस पद के 

कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो । 
(vi) “निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा 

ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से है, जिन्हें समय - समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए 

अधिकृत किया गया है । 
( vii ) “नियम से तात्पर्य, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या -648 नई दिल्ली, 

मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण 

( संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस ( प्रबन्धन और हथालन ) नियम 2000 बनाये गये, से है । 
( viii) " अधिनियम से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, से है । 
(ix) " जीव नाशित / जैव निम्नकारणीय / जैविक अपशिष्ट ( Biodegradable waste ) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट 

से , जिसका सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है । जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फल के 

छिलके, फूल - पौधों के पत्ते आदि । 
(x) “ जीव अनाशित अपशिष्ट ( Non- Biodegradable Waste) का तात्पर्य, ऐसे कूड़ा- कचरा सामग्री से है , जो 

जीव नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है । 
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( xi ) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट ( Recyclable Waste ) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार 

सीधे अथवा विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो , जैसे - प्लॉस्टिक, पॉलीथीन , कागज, धातु , 

रबड़ आदि । 
( xii) " जैव चिकित्सीय अपशिष्ट ( Biomedical Waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों 

व पशुओं के रोग निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान , 
क्रिया - कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो । 
“ संग्रहण (Collection) से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान 

से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है । 
(xiv) कचरा खाद बनाने ( Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ 

का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है । 
( v), " ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट ( Demolition and Construction waste) से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, 

मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत 

अपशिष्ट अभिप्रेत है । 
( xvi ) *व्ययन ( Disposal ) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण बचाने हेतु आवश्यक 

सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन , अभिप्रेत है । 
(xvii) " भूमिभरण (Landfilling) से भूजल , सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल , हवा के 

साथ उड़ने वाली बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव / कृत्तक , ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन , 
ढाल अस्थिरता और कटाव क लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट , 

ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान , अभिप्रेत है । 
(xvii ) “निक्षालितक (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ 

है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है । 
(xix ) नगर पंचायत प्राधिकारी ( Municipal Authority)" में , म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, 

जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति ( एन 0 ए0 सी 0 ) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई 
अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है , जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन , ऐसे किसी 

अभिकरण को सौंपा जाता है । 
(xx ) “स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित 

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से है । 
( xxi) नगरीय ठोस अपशिष्ट ( Municipal Solid Waste ) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय ( Hazardous ) 

अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या 
अर्द्धठोस रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट 

आता है । 
(xxii) “ सुविधा के परिचालक (Operator of Facility ) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस 

अपशिष्टों के संग्रहण , पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या 
परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है , जो अपने - अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस 
अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया 
है । "प्रसंस्करण ’ से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में 

परिवर्तन किया जाता है । 
( xxiii) " पुनःचक्रण ( Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण 

सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है । जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है 

या नहीं भी हो सकता है । 
(xxiv ) “ पृथक्करण (Segregation ) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक , अकार्बनिक , पुनःचक्रण योग्य और 

परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग - अलग करना अभिप्रेत है । 
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(xxv ) " भण्डारण ( Storage ) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना 

अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा - करकट , रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध 

को रोका जा सके । 
(xxvi ) “ परिवहन (Transportation ) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक 

स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध , 

कूड़ा- करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके । 
5. कोई भी व्यक्ति / स्थापन ( Establishment ), नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क , नाली, फुटपाथ, किसी भी 

खुले स्थान पर जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है , न डालेगा और न 

डलवायेगा । 
6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन , अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिनमें से 

एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा । 
7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय 

अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय , प्रक्रिया 
के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी / सुविधा प्रचालक ( Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित 
कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों , जो समय - समय 
पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति / स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User charges) लिए 


जायेंगे । 


8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन, ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए 

नगरपालिका से सम्पर्क कर, पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए 
निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User charges ) भुगतान करना होगा । 
9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो , बागवानी व सभी पेड़ - पौधों के 

कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका 
द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User charges ) 

भुगतान करना होगा । किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा । 
10. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा 

रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार - द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी / सुविधा परिचालक को देना होगा । 
11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन , जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव - चिकित्सा 

अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन ) नियम , 1988 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव -चिकित्सा अपशिष्टों को 

नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा । 
12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला / हथालन करने वाला, व्यक्ति / स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति 

नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा । 
13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण , संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का 

निरीक्षण का अधिकार , निरीक्षण अधिकारी को होगा । 
14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती 

है , जो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका / 
सुविधा प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा 
सकेगा । जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस 

में नगरपालिका / सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी । 
15. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच ) के पूर्णांक में 

की जायेगी । 


. 
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16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस / सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा । 


क्र ० 
सं ० 


अपशिष्ट एवं अपशिष्ट उत्पादक की 

श्रेणी / प्रकार 


प्रतिमाह सेवा शुल्क ( USer Charges) की राशि ₹ में 
जैविक - अजैविक 

जैविक - अजैविक 

जो व्यक्ति 
कूड़ा मिश्रित कूड़ा | कूड़ा घर / श्रोत 

घर / श्रोत पर 
अलग - अलग सड़क तक पर ही 

ही मिश्रित 
कर, सड़क तक पहुँचाने पर अलग - अलग 
पहुँचाने पर 


देने पर 


कूड़ा दे 


1 . 


गरीबी रेखा से नीचे के घर 


05 


10 


15 


2 . 


कम आय वाले घर 


05 


10 


15 


20 


3 . 


उपरोक्त के अतिरिक्त घर 


10 


20 


25 


30 


4 . 


होटल / लॉजिंग / गेस्ट हाउस 


100 


200 


200 


250 


5 . 


धर्मशाला 


10 


25 


40 


50 


6 . 


बरातघर 


500 


1,000 


750 


800 


7 . 


बेकरी 


100 


200 


125 


150 


8 . 


कार्यालय 


50 


100 


50 


75 


9 . 


100 


200 


100 


125 


सब्जी एवं फल विक्रेता 
रेस्टोरेन्ट 


10 . 


250 


500 


200 


250 


11 . 


100 


200 


200 


200 


स्कूल, कॉलेज एवं आवासीय शिक्षण 
संस्थाएँ 
हॉस्पिटल / नर्सिंग होम 


12. 


200 


400 


200 


250 


13 . 


मेडिकल स्टोर 


75 


150 


100 


125 


14. 


दुकान 


100 


200 


125 


150 


15 . 


वर्कशॉप / कबाड़ी 


750 


1,500 


250 


300 


16 . 


गन्ने का रस / जूस विक्रेता 


50 


100 


125 


150 


शास्ति 
उपरोक्त उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन करने पर पालिका अर्थदण्ड वसूल कर सकेगी, जो सेवा शुल्क 
की निर्धारित दरों का 10 गुना तक अधिकतम हो सकता है । उपविधि -3 के उल्लंघन पर ₹ 200 प्रति घन मी 0 की दर 
से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा । निरन्तर उल्लंघन की दशा में ₹ 500 प्रति घन मी 0 प्रतिदिन की दर से वसूल किया 
जायेगा । 

ह0 ( अस्पष्ट ), 
अध्यक्ष / प्रशासक , 
नगर पंचायत , ऊखीमठ , 


जनपद रूद्रप्रयाग । 
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उत्तराखण्डं गजट , 01 सितम्बर, 2018 ई ० ( भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत्) 


[ भाग 8 


सूचना 
एलआईसी पालिसी संख्या 113229338 मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश कुमा हिमानी दर्ज है जबकि वास्तविक नाम 
हेमलता चौहान है । 

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र किशन सिंह चौहान 
निवासी ग्राम बल्सा पोस्ट धामस , अल्मोडा 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ०) 35 हिन्दी गजट / 504 – भाग 8-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


